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विषय: प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत दावों को अस्वीकृत किया जाना
1778. श्री संजय राउतः 
क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या यह सच है कि प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के अंतर्गत पांच हजार करोड़ रुपये से अधिक के बीमा दावे बीमा कंपनियों के पास लंबित हैं और लगभग 40 प्रतिशत बीमा दावों को अस्वीकृत कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है; और
(ग) सरकार द्वारा किसानों के दावों का समय पर निपटान करने के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने प्रस्तावित हैं?  
उत्‍तर
कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्री (श्री नरेन्‍द्र सिंह तोमर)

(क) से (ग): जी नहीं। प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के तहत वर्ष 2016-17 तथा 2017-18 के लिए 86 करोड़ रुपए के अलावा लगभग सभी दावों का बीमा कंपनियों द्वारा पहले ही भुगतान किया जा चुका है। हालाँकि, अपेक्षित उपज डेटा तथा/या प्रीमियम राजसहायता में राज्य सरकार के 50% शेयर न मिलने से वर्ष 2018-19 के लिए 3726 करोड़ रुपए के दावे लंबित हैं। राज्‍य सरकार द्वारा उपज डेटा और अपने प्रीमियम राजसहायता के शेयर को प्रस्‍तुत करना संबंधित बीमा कंपनियों द्वारा दावों के निपटान के लिए पूर्वापेक्षा होती है।
पीएमएफबीवाई के तहत वर्ष-वार सूचित एवं भुगतान के लिए किए गए दावों का विवरण नीचे दिया गया है:
	वर्ष
	सूचित दावे
	अनुमोदित दावे
	भुगतान किए गए दावे

	2016-17
	16773
	16773
	16767

	2017-18
	21937
	21868
	21825

	2018-19
	24352*
	21883
	20682

	कुल
	63062
	60524
	59274



* रबी 2018-19 के लिए कुछ फसलों/क्षेत्रों के दावे तय नहीं किए गए हैं।
नोट: खरीफ 2019 के दावे प्रक्रिया में हैं तथा रबी 2019-20 की सूचना नहीं मिली है।

दावा निपटान समय को कम करने के लिए और निर्धारित समय सीमा के भीतर लंबित दावों को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा नियमित रुप से पीएमएफबीवाई के कार्यान्वयन की निगरानी के अतिरिक्‍त अनेक कदम उठाए गए। इन कदमों में फसल कटाई प्रयोगों (सीसीई) से संबंधित सूचना के एकत्रीकरण तथा प्रचार के लिए सीसीई कृषि ऐप/स्मार्टफोन जैसी उन्‍नत प्रौद्योगिकी का उपयोग, प्रचालनात्‍मक दिशानिर्देशों का परिशोधन जिसमें राज्य सरकार के शेयर का 3 किस्तों में समयानुसार निर्मुक्‍ति के लिए प्रावधान किया गया तथा राज्‍यों द्वारा प्रीमियम राजसहायता की अंतिम/तीसरी किस्‍त के लिए प्रतीक्षा किए बिना बीमा कंपनियों द्वारा दावों का निपटान और दावों के शीघ्र निपटान के लिए संबंधित मौसम में 15 दिनों का अग्रिम शामिल है। बीमा कंपनियों द्वारा दावों के देर से निपटान के लिए जुर्माना प्रावधानों तथा राज्य सरकारों द्वारा निधियों की देरी से निर्मुक्‍ति भी इन दिशा-निर्देशों के तहत निर्धारित की गई। इसके अलावा, दावों के भुगतान के लिए निर्धारित अंतिम तिथि के 10 दिनों के बाद दावों के निपटान में विलंब के लिए किसानों को बीमा कंपनी द्वारा प्रति वर्ष 12% की ब्याज दर के भुगतान का प्रावधान है। योजना में हाल के सुधार के अनुसार, वे राज्‍य जो निर्धारित दिनांक के भीतर अपना शेयर भुगतान नहीं करते हैं आने वाले मौसमों में उन्‍हें योजना में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी।
---
